वेतन निर्धारण 


आर0एल0 
उप 


वेतन निधारण की व्यवस्था को दो खण्डों में प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम खण्ड बे ६९७ 
सभी संभावित दशाओं में वेतन निर्धारण एवं द्वितीय खण्ड में केवल ए0सी0पी 
उल्लेख है। 


प्रथम खण्ड (अ) 
वेतन - वह धनराशि जो सरकारी कर्मचारी प्रतिमास x a) 9(24)) | 

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी न किसी पद का वेतन यह वेतन कितना 
होगा, इसकी व्यवस्था मूल नियम-49 में इस प्रकार है- अल कर्मचारी का वेतन 
उस वेतन से अधिक न होगा, जो सक्षम रे tis) लिए स्वीकृत किया हो, 
जिस पद पर वह नियुक्त हो। शासन की सरकारी कर्मचारी को कोई 
विशेष या व्यक्तिगत वेतन प्रदान नहीं किया 

सामान्यतः पद परिवर्तन या पद क वेतन में परिवर्तन पर वेतन निर्धारण की आवश्यकता 


पड़ती है । ‘` 
वेतन निर्धारण की दशायें- ड Rs 
9 (2 


वेतन-निर्धारण a )() में परिभाषित “वेतन”, जिसे सामान्यतया “मूल वेतन' 
के रूप में जाना जाता अनुँभ्नन्यता चत होती है। वेतन-निर्धारण के प्रकरणों को सामान्यतया 
निम्नलिखित दशाओं / कोटियों किया जा सकता है- 
(3) प्रथम नियुक्ति-योगदान | 
रे Rs, पदोन्नति, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण 


/ पदोन्नति, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण न 


के पद पर नियुक्ति / पदोन्नति | 
वेतनमान के पद पर सरकारी कर्मचारी के लिखित प्रार्थना-पत्र पर मूल नियम-45(क) 
त नियुक्ति / स्थानान्तरण | 
सेवक, जिसका धारणाधिकार (LIE६\) नहीं है, की अन्य पद, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व 
पूर्व पद से कम अथवा बराबर हैं, पर नियुक्ति | 
है केन्द्रीय सरकारी सेवक की उ0प्र0 शासन के अन्तर्गत नियुक्ति। 
(8) सार्वजनिक उपक्रम/ निगम अथवा विश्वविद्यालयों में कार्यरत सेवकों की राजकीय सेवा में नियुक्ति | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


(७) किसी सेवा के पश्चात्‌ “व्यवधान” हो जाने पर, जो त्यागपत्र (२९५६800) या पृथक्करण 
(Remo0४a]) या पद्च्युति (Dismiऽऽ]) के कारण न हो, पुनः उसी पद पर अथवा तत्समान 
(Identca]) वेतनक्रम में किसी अन्य पद पर नियुक्ति | 

(0) पूर्वगामी तिथि से (काल्पनिक / सैद्धांतिक / नोशनल / प्रोफार्मा) पदोन्नति | 


(() छंटनीशुदा / फालतू सेवकों की नियुक्ति । 
(2) दिनांक 30-44-2008 तक लागू “समयमान वेतनमान” की व्यवस्था के अन्तर्गत 
आदेश से स्वीकृत सेवा-लाभ की अनुमन्यता | 
“समयमान वेतनमान” की अनुमन्यता के पश्चात्‌ तत्समान वेतन में =) | 
| 


पूर्व व्यवस्था (अपुनरीक्षित वेतन-संरचना) में वृद्धिरोध-वेतनवृद्धि की अनुम 
प्रतिनियुक्ति / सेवा-स्थानान्तरण | 


(43) 

((4) 

(45) 

(6) “नान फॅंक्शनल ग्रेड“ की अनुमन्यता | 

(7) समय-समय पर पुनरीक्षित / संशोधित / उच्चीकृत वेतनमानों में २३२ 

(8) संवर्गीय पुनर्गठन (कैडर-रिव्यू) 

(9) प्रत्यावर्तित होने पर | 

(20) सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ पुनर्नियुक्त | ` 
वेतन निर्धारण की प्रक्रिया a4 


यथास्थिति प्रकरण-विशेष में सुसंगत नियमों- अनुसार वेतन-निर्धारण की प्रक्रिया 
ल 


निम्नवत्‌ अपनायी जानी चाहिये :- 

(4) प्रथम नियुक्ति-योगदान पर वेतन- 

(क) दिनांक 04-04-2006 से 
नियुक्ति योगदान के फलस 
आरम्भिक स्तर” के 
नहीं रही है । 

(ख) दिनांक 04-04-2006 उसके बाद नियुक्त सीधी भर्ती के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में अनुमन्य प्रा वेतन-स्तर का विवरण उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08-42-2008 
के प्रस्तर-6 में सूंदुर्भित संलग्नक-2 (ब) के अनुसार निम्नवत्‌ है - 

वेतन बैण्ड-4 (रू0 5,200-20,200) 


से पूर्व लागू रहे वेतनमानों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम 
न्यता तत्सम्बन्धित “वेतनक्रम में न्यूनतम स्तर अर्थात 
लिये प्रायः अलग से वेतन निर्धारण की आवश्यकता 


ज्‌] 


क ©| वेतन बैंड में वेतन कूल 
| 4,8 5,200 7,000 
Fe, RO, 5,830 7,730 


6,460 8,460 
` ० | 7,5I0 9,9I0 
2,800 8,560 4,360 


वेतन बैण्ड-2 (रू0 9,300-34,800) 


वेतन बैंड में वेतन ह 
4,200 9,300 43,500 
4,600 42,540 47,40 
4,800 43,350 48,450 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


वेतन बैण्ड-3 (रू0 45,600-39,400) 


ग्रेड वेतन वेतन बैंड में वेतन _ 
5,400 45,600 24,000 
6,600 48,750 25,350 
7,600 24,900 29,500 
वेतन बैण्ड-4 (रू0 37,400-67,000) 
ग्रेड वेतन वेतन बैंड में वेतन कल 
8,700 37,400 25१९0 
8,900 40,200 49,00 
40,000 43,000 53,000 
42,000 47,00 59,400 


(2) ऐसे पद पर नियुक्ति / पदोन्नति, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व प्रैद्द कीब्झपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हों। 


नियम / शासनादेश 
मूल नियम 22 (क) 
(एक) एवं 22-बी 
शासनादेश संख्या 
जी--2-724 / दस- 
88-303 / 88 
दिनांक 47-09- 
4988 


शासनादेश सं0- 


4-(क) कोई सरकारी सेवक किह्ली पदौपर स्थायीक अस्थाई अथवा स्थानापन्न रूप से 


कार्यरत हो, उसकी पदोन्नति्च्््रधा नियुक्ति स्थायी, अस्थायी अथवा स्थानापन्न 
रूप से ऐसे पद पर होती है, 'ज्लिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा 
अधिक महत्वपूर्ण हों, क्र, उच्च पद)पर प्रारम्भिक वेतन, निम्न पद पर देय वेतन 
में आगामी वेतत्तवृद्धिकुक़े /बैशाबर धनराशि नोशनल (काल्पनिक) वृद्धि जोड़कर जो 
धनराशि होगी, जके औगले/डच्च स्तर पर, निर्धारित किया जायेगा। 


(ख) यदि कोई स्ैईँकारी सेव निम्न पद (पूर्व पद) के वेतनमान में अधिकतम वेतन 


प्राप्बु कर रहाष्ष्छेठो) तो उसके पूर्व प्राप्त वेतनवृद्धि की धनराशि नोशनल 
(काल्पनिक) रद्ध क॑ रूप में जोड़कर जो धनराशि आये, उसके अगले उच्च स्तर 
पुर उच्च पद क वेतनमान में वेतन निर्धारित होगा। 


सा-2-4454 / दस- (ग) यदि््ररकारी सेवक चाहे, तो मूल नियम 22-बी की उक्त प्रक्रिया के अनुसार 


304 / 84 दिनांक 
30-40-4984 
शासनादेश (सख्यौ 
जी-2-854 /ईस- 
333 / 88 दिनाकी 
47-09#6988 


वेतन-निर्धारण उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा निम्न पद पर 
वेतनवृद्धि की तिथि से करा सकता है। इस आशय का विकल्प पदोन्नति की 
तिथि से एक माह के अन्दर दे देना चाहिए अन्यथा पदोन्नति की तिथि से वेतन 
निर्धारण कर दिया जाना चाहिये । 


2- उपर्युक्त नियमों-शासनादेशों के परिपेक्ष्य में इसी प्रकार से दिनांक 0-0-2006 


से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में भी दिनांक 0-0-2006 को या उसके बाद 
एक ग्रेड वेतन से दूसरे ग्रेड वेतन में पदोन्नति की स्थिति में वेतन-निर्धारण की 
व्यवस्था शासनादेश संख्या- वे०आ0-2-4348 / दस-59 (एम) / 2008, दिनांक 
08-42-2008 ([प्रस्तर-44) सपठित शासनादेश संख्या- जी-2- 242/ दस- 
2009-333 / 86, दिनांक 03-03-2009 (विकल्पानुसार निम्नवत्‌ की गयी है-) 


(क) वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को 


अगले 0 रूपये में पूर्णाकित करते हुये एक वेतनवृद्धि के रूप में आगणित किया 
जायगा । तदनुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वेतन में 
जोड़ी जायगी। इस प्रकार प्राप्त धनराशि पदोन्नति के पद के "वेतनबैण्ड में 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 


सकता है |* 


वेतन” होगी, जिसके साथ पदोन्नति पद का “ग्रेड वेतन” देय होगा। इस प्रकार 
आगणित वेतन यदि दिनांक 4--04-2006 या इसके पश्चात नवनियुक्त कार्मिकों 
के वेतन से कम निर्धारित होता है तब भी कर्मचारी का वेतन तालिका में 
उपलब्ध बैण्ड वेतन के बराबर नही किया जायेगा। 

(ख) जहाँ पदोन्नति में वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो, वहाँ भी इसी पद्धति hE 


किया जायगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी यदि वेतनबैण्ड पड 
वेतन पदोन्नति वाले पद के उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से उ 
cs र्‌ बढ़ा 


तदनुसार आगणित वेतन को उक्त वेतनबैण्ड में न्यूनतम 


दिया जायगा | 

(एक) यदि संबंधित सरकारी सेवक पदोन्नति पर निम्न पद तिथि से 
वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है, तो पदोन्नति की में वेतन 
अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु उच्च पद का ग्रेड वेतन अनुम और अगली 
वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 04 Ps को, वेतन्‌ पुनर्नि | इस तिथि 


को संबंधित सेवक को दो वेतनवृद्धियाँ, 
पदोन्नति के फलस्वरूप देय होगी। की गणना हेतु 
पदोन्नति की तिथि के पूर्व का मूल | उदाहरणस्वरूप, यदि 


पदोन्नति के पूर्व तिथि म os 00, तो प्रथम वेतनवृद्धि रु0 400 
पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि पर की जायेगी | 
(दो) यदि सरकारी सेवक पदों वेतन-निर्धारण हेतु विकल्प देता है 


तो उस सरकारी सेवक का शासनादेश संख्या- वे0आ0-4348 / दस-59 

(एम) / दिनांक _08--42-2 के प्रस्तर- में निहित प्रक्रियानुसार 

निर्धारित किया जा उल्लेखनीय है कि यदि सरकारी सेवक की 

| से 04 जनवरी तक हुयी है, तो उसे अगली 

को देय होगी | 

५५३ > नः | क की पदोन्नति यदि 0 जुलाई, 2006 से 0 जनवरी, 
200% तक ह्ैयी है.'तो उसे अगली वेतनवृद्धि 0 जुलाई, 2007 को देय होगी 
और प किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक हुयी है, तो उसे 
अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी | 

उदाहरण- सरकारी सेवक की पदोन्नति यदि 02 जनवरी, 2007 से 30 जून, 
@ 2007 तक हुयी है, तो उसे अगली वेतन वृद्धि 04 जुलाई, 2008 को देय होगी | 


वेतनवृद्धि तथा दूसरी 


'/ पदोन्नति, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण न 


-जी--2--/6, दस-98-303//96, दिनाक 02-07-7998 द्वार दिनाक 
i 7989 से यथा संशोधित मूल नियम-22 (क)(द)) के अनुसार- 


९९० के वेतनमान में प्रारम्भिक वेतन, उसके द्वारा नियमित रूप से धारित पुरानें पद के सम्बन्ध में 
उस देय वेतन के बराबर निर्धारित किया जायगा और यदि ऐसा कोई (समान) प्रक्रम न हो तो नियमित 
रूप से धारित पुराने पद के सम्बन्ध में उसे देय वेतन के अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायगा, 
प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नये पद के वेतनमान का न्यूनतम वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धारित 
पद के सम्बन्ध में, उसके वेतन से अधिक हो, तो नये पद के प्रारम्भिक वेतन के रूप में, न्यूनतम वेतन 
निर्धारित होगा, 
प्रतिबन्ध यह भी है कि ऐसे मामले में जहाँ नये पद पर वेतन उसी प्रक्रम पर अर्थात्‌ पूर्व पद के 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


वेतन के बराबर निर्धारित होता है, तो वह वही वेतन, उस समय तक आहरित करता रहेगा, जब तक 
कि उसे पुराने पद के वेतन के समयमान में एक वेतनवृद्धि प्राप्त न हो जाय अर्थात सामान्यतया 
वेतन-वृद्धि की देयता यथावत रहेगी किन्तु ऐसे मामलों में जहाँ वेतन उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होता है, 
अगली वेतन-वृद्धि उस अवधि को पूरा करने पर, जब उसे नये पद के वेतन के समयमान मेँ एक 
वेतनवृद्धि अर्जित हो जाय, पायेगा | 

(ख) निःसम्वर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य पद पर नियमित रुच्च से नियुक्त 
होने पर सरकारी सेवक को ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक माह के अन्दर यह विकल्प प्रयीरीकदरने की 
अधिकार होगा कि वह नये पद पर वेतन-निर्धारण के लिए अपना वेतन उस पद पुहूच्बिद्युक्ति कीक्षतिथि 
से या पुराने पद पर होने वाली वेतनवृद्धि की तिथि से निर्धारित करा ले। 


(4) समान वेतनक्रम के पद पर नियुक्ति पदोन्नति पर वेतन निर्धारण 

यदि नियुक्ति / पदोन्नति, ऐसे पद पर की जाती है, जिसका 'वैैङ्भशीनश्िही है, जो कि सावधिक 
(7९१७८९) पद से भिन्न उस पद का है, जिसको सरकारी सेवक रैक्षपनीच्च्रदोन्त्ैति/ नियुक्ति के समय 
नियमित आधार या समान वेतनमान पर धारण करता है, तो_ यहँद्छेतहीं कस॑मझा जायगा कि ऐसी 
नियुक्ति / पदोन्नति में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व (निहित है|च्शैसी दशा में सेवक का वेतन 
प्रश्‍नगत नियुक्ति के पद पर उसी स्तर पर निर्धारित किँ जाँयुगा, ञी वैज्रेन वह समान वेतनमान वाले पूर्व 
पद पर प्राप्त कर रहा था किन्तु पूर्व पद पर समान वेतने्छ्ळ्ररै पर कीँ'गयी सेवा की गणना वेतनवृद्धि के 
प्रयोजन से की जायगी | 
(शासनादेश स़ख्या-जी-2-604,/ दख-97-372-9दु, दिनांक 22-07-7997 सपाठित शासनादेश सख्या- 
जी-/ -263// दस-743-7965. दिनांक 2802-966 ह्‌ प्रस्तर-4 का उप प्रस्तर-4) 


(5) किसी निम्न वेतनमान के पद पह सरक्वॉरी सेक )की लिखित प्रार्थना पर मूल नियम 45(क) के अन्तर्गत 
नियुक्ति किये जाने पर वेतुर्न्न-निर्धारण 
यदि निम्न वेतनमान, के पढे, जिसछयर उसकी नियुक्ति मूल नियम-45(क) के अधीन उसके अनुरोध 
पर की गयी है, के वेत्र का अधिकतर उसके पूर्व पद के मौलिक वेतन से कम हो तो वह मूल 
नियम-22(क) (तीन) के अनुसार भ्राहष्मिक वेतन के रूप में उस अधिकतम वेतन को ही आहरित करेगा | 


(6) जब कोई सरकारी सेवक जिसका किसी पद पर लियन (धारणाधिकार) नहीं है, किसी ऐसे पद पर 
स्थायी, (अस्थी अथवा स्थानापन्न रूप से नियुक्त होता है, जिसके कर्तव्य एवं दायित्व पूर्व पद से कम 
अथवा बखर हँशैलैथा जिसका मामला मूल नियम 22, 22-बी अथवा 26(सी) के अन्तर्गत नहीं आता है, 
का वेतून-निर्ध्वारण 

मूल निर्म 2क्ष सी) ऐसे मामलों में उसका प्रारम्भिक वेतन पूर्व पद पर की गयी प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा 
पर एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि देते हुये निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार की वेतन 
-वृद्धि नये पद के न्यूनतम स्तर पर देय होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार 
से निर्धारित वेतन निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा :- 
(क) पिछले पद पर लिया गया वेतन 

और 
(ख) नये पद के वेतनमान का अधिकतम 
यदि नया पद समान वेतन के समयमान वाला हो, तो पूर्व पद पर जो अन्तिम 

वेतन था, वही मिलेगा और उस वेतन स्तर पर की गयी सेवा को नये पद पर 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


वेतनवृद्धि की गणना में सम्मिलित किया जायेगा। जैसे कि- 

उदाहरण- “एक सरकारी सेवक ने किसी पद के वेतनमान में दिनांक 04-03-2004 से दिनांक 
34-05-2005 तक अर्थात पूर्ण 4 वर्ष से अधिक अवधि में अस्थायी रूप से कार्य किया 
और दिनांक 04-06-2005 से छँटनी के कारण उसकी सेवायें i हो (गई | 
तत्पश्चात उ0प्र0 सरकार के अधीन किसी भी विभाग में समान अथवा निम्न 
के पद पर दिनांक 04-40-2005 से नियुक्ति होती है, तो पूर्व पद ब्लर की 
प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा पर एक वेतनवृद्धि के आधार पर उसको 
वेतनवृद्धियाँ देते हुय किन्तु उपर्युक्त प्रतिबन्धों के अधीन देकर \ 
से प्रारम्भिक वेतन निर्धारित किया जायेगा | 
नोट :- यदि पूर्व पद निःसम्वर्गीय था, तो उस पर की ns T में ऐसे 
वेतन-निर्धारण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। 

(7) केन्द्रीय सरकारी सेवक की उ0प्र0 शासन के अधीन नियुक्ति होने पर वेतन-निर्धारण 

शासनादेश संख्या- जी-2-673 / दस-84 / 234--74, दिनांक BR 07-98 के केन्द्रीय 
कर्मचारियों की राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी पद पर नियुक्ति होने उनका वेतन, जो भारत 


सरकार के अन्तर्गत “स्थायी” हैं तथा जिनका “लियन” भारत Fue, न'ज्रब तक सुरक्षित रहेगा, 
जब तक कि उन्हें राज्य सरकार की सेवा में “स्थायी रूप” से सं न 


र लिया जाता, सामान्य 


नियमों के अन्तर्गत निर्धारित किया जायगा। सामान्य स -22-बी, 22-सी तथा मूल 
नियम-3 के साथ पठित मूल नियम-22 से है और इ रकार के “अस्थायी” कर्मचारियों 
को राज्य शासन के अन्तर्गत उनके पद के वेतनमान क वेत प्राप्त होगा| 


राजकीय सेवा में नियमित रूप से एवं 
संरक्षण / निर्धारण हेतु दिनांक 24-09-2075 से 


(8) सार्वजनिक उपक्रम / निगम, he में कार्यरत 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति 
प्रभावी विशेष व्यवस्था- 
शासनादेश संख्या-4 / 2045 /ह्ञी->है5 
द्वारा वेतन संरक्षण से 
की गयी व्यवस्था निम्नवत्‌ 


5--304 / 98टी0सी0-4, दिनांक 24 सितम्बर, 2045 
-जी-2-359 / दस-4998, दिनांक 42 जून, 4998 में 


शासनादेश दिनांक 4998 द्वारा प्रदत्त वेतन संरक्षण की सुविधा का लाभ ऐसी स्थिति में 
देय नहीं है जब कि सम्बन्धित सरकारी सेवक का चयन खुली प्रतियोगिता के आधार पर हुआ हो। 
बल्कि उक्त्‌ सुब्िज्ञा का लाभ शासन द्वारा तभी अनुमन्य कराया जाना है जब इस प्रकार के 


वेतन- जप वेतन-संरक्षण की व्यवस्था को सार्वजनिक उपकमों /निगमों, विश्व विद्यालय में 
कार्यरत ज्ञता का लाभ लेने के लिए किसी विशिष्ट पद पर उनका चयन लोक सेवा 
आयोग के माध्यम से किया जाय एवं लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को प्रेषित अपने 
ee त्र में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया हो कि संम्बन्धित कर्मी का वेतन शासनादेश दिनांक 


के अन्तर्गत संरक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार नियुक्त सरकारी 
वेतन संरक्षण का लाभ तभी देय है जब वे अपने पूर्व पद पर स्थायी हों। ऐसे प्रकरणों में 
QE क्षण के आदेश प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जायेंगे। जिन 
[ में वेतन संरक्षण का लाभ वित्त विभाग की सहमति से पूर्व में अनुमन्य कराया जा चुका है उन्हें 
: नहीं खोला जायेगा। 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


(७) अस्थायी अथवा स्थानापन्न सेवा के पश्चात व्यवधान हो जाने पर (जो त्यागपत्र/ रिमूवल /डिसमिसल 
के कारण न हो) पुनः उसी पद पर अथवा तत्समान वेतनमान में किसी अन्य पद पर नियुक्ति होने पर 
वेतन-निर्धारण 

मूल नियम 22(ए) प्रोविजों ॥() जिस स्तर पर पहले मूल वेतन आहरित कर रहा था पुनः नियुक्त 
से (॥), मूल नियम 3 के होने पर, उसी स्तर पर वेतन निर्धारित होगा तथा उस स्तर पर की ग्रुयी 
नीचे सम्परक्षा अनुदेश का पैरा पूर्व सेवा वेतन वृद्धि हेतु गणना में सम्मिलित की जायेगी। जैसे (कि - 
5 व उसी के नीचे राज्यपाल “के” सरकारी सेवक किसी पद के वेतनमान में किसी अवधि ने, (जैसी 
महोदय के आदेश पैरा-2 एवं दिनांक 0-04-2002 से दिनांक 30-09-2004 तक)च्च्छार्य किया । 
मूल नियम- 26(ए) तत्पश्चात्‌ कोई रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण सेबन में व्यह्नुधान रहाँ 
उदाहरण किन्तु पुनः उसी वेतनमान में नियुक्त हुआ। ऐसीकस्थिति अपुनः ओगदान 
MR तिथि (जैसे दिनांक 04-42--2004) से उसी दर से मूली वेतनल्कायेंगा, जो 
पूर्व में अंतिम मूल वेतन था, तथा उसी वेतन दर पर| की&#सेवावधि की 
गणना वेतनवृद्धि हेतु करते हुये वार्षिक वेतनवुद्धि देय हो |छँथेगी | 


(0) पूर्वगामी तिथि से (काल्पनिक / सैद्धान्तिक / नोशनल / प्रोफार्मा) पदौन्चति होने#पर वेतन निर्धारण 

(क) सामान्यतया जहाँ पद-रिक्ति की तिथि से पदोन्नति किये जाने की कीईछौविधिक बाध्यता नहीं है, वहीं 
यदि किसी विशेष स्थिति में सम्यक विचारोपरान्तुझ भक्षक प्रॉधिक्कारी्क्ॅके समुचित आदेश द्वारा किसी 
प्रकरण विशेष में पूर्वगामी तिथि से पदोन्नति का*्ाभु/'दिया च्य, तो ऐसी नोशनल प्रोन्नति के 
फलस्वरूप चाहे वेतन- अवशेष दिया जाना हो अथवाहज़हीं, प्रोन्नति के पद से सम्बद्ध वेतन की 
अनुमन्यता हेतु वेतन के निर्धारण के लिये कार्मिक अनुभाग- से निर्गत शासनादेश 
संख्या-43 / 24 / 89--का-4-4997, दिनांक 8-68, _997 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(8) एवं (9) 
सपठित "टिप्पणी" में निहित प्रावधान्‌ निमन्रत्‌ हेंई 

() यदि किसी कार्मिक को नोशनल्ह्रप्रोन्नुह्निँ दी जाती हैं, तो उसका वेतन मूल नियम-27 के अन्तर्गत वित्त 

विभाग की सहमति से उरग स्तरुक्कपर 'शनिर्धारित किया जायेगा जो उससे सम्बन्धित चयन समिति की 
संस्तुति के आधार पर समय झु अर्थीह्लु अन्न कनिष्ठ के प्रोन्नति होने की तिथि से होने पर मिलता | 
(उक्त शासनादेश दिनी 28-७5-7992 प्रस्तर-7 का उप प्रस्तर-&) 

(2) नोशनल प्रोन्नति व वास्तविकै्रेक्ञति की तिथियों के मध्य की अवधि के लिये, उक्त नोषनल प्रोन्नति के 
परिणामस्वरूप अनुमन्य एरियर का भुगतान किये जाने या न किये जाने तथा भुगतान की सीमा निर्धारित 
करने के सम्बन्ध मेंछनियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक से सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समुचित 
रूप से ब्िचीर रके निर्णय लिया जायेगा। जिन मामलों में वेतन के ऐसे एरियर के सम्पूर्ण अथवा उसके 
किसी भारीह्कैकँ गैशतान नहीं किये जाने का निर्णय हो, तो ऐसा निर्णय लिये जाने के कारणों को इस 
विषय में पारिलषह्रेआदशौँ में लिपिबद्ध किया जायेगा । 

टिप्पणी-(उचह्वेदशाऔ”/का पूर्व अनुमान लगाया जाना तथा उन्हें विस्तृत रूप से निरूपित करना सम्भव नहीं 
है, ज़िखिक अन्तर्धै वेतन अथवा उसके किसी अंश के एरियर के भुगतान से इनकार किया जाना आवश्यक 
ह्ये / ऐसे भीच्मीमले हो सकते हैं, जहाँ कार्यवाही में, चाहे यह कार्यवाही अनुशासनिक अथवा आपराधिक 
स्वरुप कनही हो, सम्बन्धित कार्मिक के कारण देरी हुई हो अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के निस्तारण में 
या औपरांधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति संदेह के लाभ के कारण हो या साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हो, 
जिनं कर्मचारी के कृत्य माना गया हो। ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनके कारण ऐसी अस्वीकृति को 
तर्थौीयोचित ठहराया जा सकता है। (उक्त शासनादेश के प्रस्तर-4 का उप प्रस्तर-9 सपठित “टिप्पणी') 


र) उल्लेखनीय है कि नोशनल पदोन्नति से सम्बन्धित वेतन-निर्धारण के आदेश में सामान्यतया वेतन-निर्धारण 


|] 
~= 


का उल्लेख उसी तिथि से किया जाना उचित है, जबसे तदनुसार वास्तविक भुगतान किया जाना है, किन्तु 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
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इस आशय से निर्धारित होने वाले वेतन का आगणन यथा इंगित नोशनल पदोन्नति की पूर्वगामी तिथि से ही 
किया जाना चाहिये। ऐसे वेतन-निर्धारण आदेश में भी वास्तविक भुगतान की तिथि सुस्पष्ट होनी चाहिये, 
ताकि यदि “एरियर” देय नहीं है, तो उसके भुगतान में चूक की संभावना न रहे। 


((4) फालतू /छँटनी शुदा सेवकों की नियुक्ति पर वेतन-निर्धारण 

(क) शासन द्वारा व्यय में कमी करने के उद्देष्य से समय-समय पर यथेष्ट संख्या में “फालतू कर्मचारियों 
को अन्य पदों पर खपाये जाने के उपरान्त वही वेतन दिये जाने की सुविधा प्रदान की गयीहहे, जो 
“फालतू घोषित होने के पूर्व प्राप्त था। (सामान्य प्रषासन “पुनर्गठन” विभागच राजोह्ञा- 
स0-88(7/66, दिनाक 02 03--79677 

(ख) फालतू कर्मचारियों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग, जिसे 'छँटनीशुदा” कर्मचाद्रकरहते छ, के लिये भी 
फालतू कर्मचारियों की भाँति निम्नलिखित रीति से वेतन-निर्धारित किये जाना की स्लीकृतिल्च्शासनादेश 
संख्या- जी-2-777/ दस-442-65, दिनांक 40-42-4973 सपठित शासनादेशु& संख्या-जी. 
-2-762 / दस-442 -65, दिनांक 30--08-4975 द्वारा प्रदान की नायी है :- 

(४) उक्त शासनादेश दिनांक 40-42-4973 के प्रस्तर-2 के अनुसार~ फ्ॉालतक़र्मचारियों” तथा “छंटनी 
शुदा कर्मचारियों” में अन्तर केवल इतना है कि फालतू कर्मछ्चाशियाँक्क्को कल्य सेवा से तब तक 
निकाला नहीं जाता, जब तक कि उन्हें दूसरा पद उपलब्ध नहीँ कैरा दिर” जाता अथवा इस प्रकार 
दूसरा पद उपलब्ध कराये जाने पर वे उस पर चले नहीं जात, ज्ैब्अकिशछ॑ंटनीशुदा कर्मचारियों के लिये 
ऐसी कोई सुविधा नहीं है और ज्यों ही उनकी आङ्गक नहीं।होवी#है, त्यों ही उनकी सेवायें समाप्त 
कर दी जाती हैं। 

(2) उक्त शासनादेश दिनांक 40-42-4973 के प्रस्तर-5 कैशअनुसार छंटनी किये गये कर्मचारी का तात्पर्य 
ऐसे व्यक्ति से है, जो राज्यपाल के नियम विधायी नियंत्रणु/कै अधीन किसी सेवा में या किसी पद पर 
मौलिक, स्थानापन्न या अस्थायी किसी भी(रूफृ्ें सेवायोजित किया गया हो, और जिसने कम से 
कम एक वर्ष की लगातार सेवा की होँऔर जिसकी सेवाएँ, अधिष्ठान में कमी किये जाने के कारण 
समाप्त कर दी जाँय अथवा छलन्हें प्तं षछरने कै योग्य प्रमाणित किया जाय, किन्तु इसके अन्तर्गत 
ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो ज्ञदर्थ आधारछषर , नियुक्त किया गया हो। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 
तदर्थ आधार पर नियुक्त फ्लिया गख व्यक्ति उसे कहा जायेगा, जिसकी नियुक्ति संबंधित सेवा अथवा 
पद के लिए प्रयोज नियमो अथवा)छ्ञादशों में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत न की गयी हो। 
राज्यपाल तदर्थ, सामान्य रह्रबिशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकते हैं कि किस रीति से और किस 
प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा | 

(3) उक्त शासनादेश क्क्िांक 40-42-4973 के प्रस्तर-3 के अनुसार- 

(एक) यदि ईँनकीर्व वेतन, उस वेतनक्रम के, जिसमें उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है, न्यूनतम वेतन से कम 
था, तोंच का लेतन, 'वैतनक्रम के न्यूनतम वेतन पर निर्धारित किया जाय | 

(दो) यदि उनॅकाङ्द्ूर्व वहन, उस वेतनक्रम के जिसमें उन्हें पुनर्नियुक्त किया गया है, के न्यूनतम से अधिक 
था तोष्कउनकक्ैवेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग 2 के मूल नियम-27 के अन्तर्गत उसी स्तर 
चेर'औँर यदि वह स्तर न आता हो, तो ठीक निम्न स्तर पर निर्धारित कर दिया जाय और इस प्रकार 
लिर्धासर्क्रकिये गये और पूर्व में प्राप्त किये गये वेतन में जो अन्तर आये, उसे वित्तीय नियम संग्रह 
खु-2 भाग-2 के मूल नियम-49 के साथ पठित मूल नियम-9(23)(बी) के अन्तर्गत वैयक्तिक 
वेतन के रूप में दिया जाय, जो कि उनकी अगली वेतनवृद्धि में विलीन कर दिया जाय। मूल 
नियम-27 के अन्तर्गत उन्हें अगली वेतनवृद्धि उसी तिथि से देय होगी, जो छँटनी से पूर्व अवसर पर 
प्राप्त वेतन स्तर पर की गयी सेवा की गणना करके आती हो। 

(तीन) यदि छँटनी से पूर्व कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन, उस पद, जिस पर उसे पुनर्नियुक्ति किया गया है 
के अधिकतम वेतन से अधिक है, तो उस दशा में भी वेतन के अन्तर को मूल नियम-49 के साथ 
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पठित मूल नियम-9 (23) (बी) के अन्तर्गत वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जायगा, जो कि 
भविष्य में उसकी पदोन्नति होने के फलस्वरूप बढ़ने वाले वेतन अथवा अन्य किसी भी कारण से 
बढ़ने वाले वेतन में विलीन कर दिया जायगा। 

(चार) कर्मचारी का वेतन प्रत्येक दशा में अर्थात चाहे वह उच्च पद या निम्न पद अथवा समकक्ष पद/पर 

पुनर्नियुक्ति किया गया हो, उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित किया जायगा | 

(4) उक्त शासनादेश दिनांक 40-42-4973 के ही प्रस्तर-4 के अनुसार छ॑टनीशुदा कर्मचारियों के. सन्दर्भ 
वेतन-निर्धारण करने का अधिकार यथानिर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर विभागाध्यक्षों कॉ प्रीह्मिनिहितँ 
किया गया है किन्तु जो मामले उक्त शासनादेश से अच्छादित न हों, वे शासन के सुम्बच्क्षित विभि, के 
निर्णयार्थ भेजे जाँय | 

(5) उक्त शासनादेष दिनांक 40-42-4973 के ही प्रस्तर-6 के अनुसार छटनीशुदा]्रकर्द्या रिं, के सैन्दर्भ में 
वेतन-निर्धारण की सुविधा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगी :- 

(क) यह सुविधा तभी अनुमन्य होगी, जब कि पुराने पद से हटने तथा नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की 
तिथि में 5 वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत न हुई हो| 

(ख) यह सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं दी जायेगी, जो डिसमिसलचरिगवलै अथवा त्यागपत्र देने के 
पश्चात्‌ सेवा में पुनर्नियुक्त किये गये हों । 

(ग) यह सुविधा उन कर्मचारियों को भी उपलब्ध न होगी, जिन्हें चच्रेटिसंद्ग्रेकर निकाला गया हो। 
उदाहरणार्थ- जिन्हें मूल नियम-56 या सी.एस.आर के अनुक्तद्36 क अन्तर्गत नोटिस दिया गया 
हो, इत्यादि | 

(6) शासनादेश संख्या- जी.--2-4762 / दस-442-65, दिनौंक॒ #008 975 में निहित प्रतिबन्धों के अनुसार 
छटनीशुदा कर्मचारियों को, इस प्रसंग मे निर्गत उक्त 'ासनादेश दिनांक 40-42-4973 के पूर्व की 
अवधि अर्थात दिनांक 09-42-4973 तक की अवधि का यंभ्रौँस्थिति कोई अवषेष वेतन आदि देय नहीं 
होगा| 


(2 )समयमान वेतनमान की व्यवस्था, जीह्देदिनांकेछ30--2008 तक लागू रही है, के अन्तर्गत सक्षम 

प्राधिकारी / नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गल्लु, स्वीकृलि-आदेश के क्रम में वेतन-निर्धारण 

(क) समयमान वेतनमान क्री व्यवस्था कछकतर्गत वैयक्तिक रूप से अनुमन्य सेवा-लाभ के फलस्वरूप 
सम्बन्धित कार्मिक द्वारी षाह्ित "द की'प्रास्थिति” में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 

(ख) वस्तुतः तत्समय धारित पद परेँहूही रहते हुये यथासमय प्रभावी रहे सुसंगत शासनादेशों के अनुसार 
निर्धारित प्रतिबन्धं के अधीन सक्षम प्राधिकारी / नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से निर्गत आदेषों द्वारा 
सेलेक्शक्र्छ्े/संम॑यमान वेतनमान के लाभ के अन्तर्गत “अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक रूप में 
अनुमन्यहैसग्रयमीज्न वेतक्रझ्ञान/ अगले वेतनमान / प्रोन्नति वेतनमान (यथास्थिति) में अगले उच्च प्रक्रम पर 
(मूल नियमचै22(9/कक में निहित प्रक्रियानुसार) वेतन निर्धारित किये जाने की सामान्य व्यवस्था तत्कालीन 
शासनादेशों में हक़ है। 

(ग) सरह्नथैमाही चैतुनमान के प्रसंग में वेतन-निर्धारण के लिये “विकल्प” चुनने की व्यवस्था नहीं रही है, 
बल्कि क्किक्ली समय-बिन्दु (अगली वेतनवृद्धि तिथि) पर अनुमन्य वेतन कम अथवा बराबर हो जाने की 
दशौह विशेष में वेतन के पुन: निर्धारित किये जाने की व्यवस्था अवश्य रही है। 

(घ) (दिनाक 04-04-4996 से लागू वेतन पुनरीक्षण में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के प्रसंग में 
शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-560 / दस-45(एम) / 99, दिनांक 02--42--2002 एवं उसके क्रम में जारी 
विभिन्न शासनादेश तथा स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या- 
वे0आ0-2-257 / दस-2004-45(एम)-99, दिनांक 20-08 2004 अवलोकनीय हैं । 

(ड़) दिनांक 04-04-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सभी वेतनबैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पदधारकों 
हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था दिनांक 30--2008 तक शासनादेश संख्या- 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


वे0आ0-2-773 / दस-62(एम) / 2008, दिनांक 05--44-2044 प्रस्तर-4(2) के अनुसार यथावत्‌ लागू 
रखी गयी है और प्रस्तर-3 में समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ निम्नानुसार अनुमन्य कराये 
जाने की व्यवस्था है :- 


(3) 08 वर्ष एवं 49 वर्ष की सेवा के आधार पर देय अतिरिक्त वेतनवृद्धि की धनराशि की गणना सम्बक्चिध्िठ 
पदधारक को तत्समय अनुमन्य मूल वेतन (बिण्ड वेतन + ग्रेड वेतन) के 3 प्रतिशत की दर झले आगणिह 
धनराशि को अगले 40 रूपये में पूर्णाकित करते हुए की जायेगी। सम्बन्धित कर्मचारी 'कीहअगलीं 
सामान्य वेतनवृद्धि अगली पहली जुलाई को देय होगी। 

(2)() 44 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा के आधार पर क्रमशः प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/ अगले वैज्ैज्ञ॒मान शक 
रूप में देय वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होने पर अनुमन्यता की तिथि क्कीस्ूवच्छिल कारिक का 
वेतन प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के रूप में देय ग्रेड वेतन अनुमन्य करते हुए निर्धारित किया” जायेगा 
और बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा। उक्तानुसार निर्धारित बैण्ड वेतन यदि उस ग्रेड वेतनु#भें सीधी भर्ती 
हेतु निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन से कम होता है तो सम्बन्धित प्रुदधारक का बैण्ड|बैतन उस सीमा 
तक बढ़ा दिया जायेगा । 

() प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वीह बेण्ड एव) 'चैड वेतन में सम्बन्धित 
पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम छः माह की अवधि केउपरीक्ष पड़ेचैँ वाली पहली जुलाई को 
ही देय होगी, 

परन्तु, प्रथम अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमात्र#फ रू्छै मे अनुम्रन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 
अगली पहली जुलाई को किसी अधिकारी/कर्मचारी चैनरुक्मूल वेतन उसे यथास्थिति पद के वेतन बैण्ड 
एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान कैप, में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 
निर्धारित मूल वेतन की तुलना में कम या ब्र्मूबर हो जाथ, तो यथास्थिति प्रथम प्रोन्नतीय/ अगले 
वेतनमान अथवा द्वितीय प्रोन्नतीय /अगले .वे्रुनमाच्ष्रेके रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 
एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत करते हुह्रैमूल बित पुनर्निर्धारित किया जायेगा। 

(#) वेतन बैण्ड रू0 45,600-39,000 ए्नै ्रेड वैल्यू रू0 5,400 तथा उससे उच्च वेतन बैण्ड अथवा ग्रेड 
वेतन के पदों पर समयमानै, वेतन्रब्नित /चैलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने पर भी उक्त शासनादेश दिनांक 
05-44-2044 के पूर्वु/उपप्ररच्नलिर ३(॥ष््ेमं निर्धारित (उपर्युक्त) व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही की 
जायेगी | 

(3) संवर्ग में वरिष्ठ कार्मिक को सैसैय्मान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत देय लाभ अपुनरीक्षित 
वेतनमानों में अनुमुन्य होने तथा कनिष्ठ कार्मिक को वही लाभ पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य होने 
के फलम्रछपू ्रदि' वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम हो जाता है तो सम्बन्धित तिथि 
को वरिष्ठ कुर्क का द्वेतन कनिष्ठ को अनुमन्य वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जायेगा | 

(4) ऐसे माम्नी्कें ज हीह्ककिसी कारणवश प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य सादृश्य वेतनबैण्ड 
एवं ओह, वेतन में परिवर्तन होता है, तो समयमान वेतनमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नतीय/ अगले 
वेतुचैञा की तद्नुसार परिवर्तित रूप में ही अनुमन्य होगा, 

परनुहु। उक्त (प्रवर्तन के फलस्वरूप यदि प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान उच्चीकृत होता है तो ऐसे उच्चीकरण 

की तिथि से उच्च प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। 

सर्मानशवतनमान की व्यवस्था में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का संशोधन भी तदनुसार 
कियाँ जायेगा | प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान निम्नीकृत होने की दशा में पूर्व से अनुमन्य प्रोन्नतीय/ अगले 
बेक़नमान के सादृश्य ग्रेड वेतन यथावत्‌ अनुमन्य रहेगा | 


(॥3) समयमान वेतनमान की अनुमन्यता के पश्चात वास्तविक रूप में पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारण- 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


(क) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा समयमान 
वेतनमान» सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त उसी वेतनमान के पद पर पदोन्नति की दशा में 
वेतन-निर्धारण की व्यवस्था पूर्व के शासनादेश स्पष्टीकरण में उपलब्ध रही है। इस प्रसंग में उपर्युक्त 
शासनसादेश दिनांक 02-42-2000 के सुसंगत प्रस्तर-2(9) के अनुसार वेतन-निर्धारण हेतु मूल निम 
22-बी के प्रावधान, लागू नहीं होंगे, बल्कि मूल नियम-22 (ए)() में निहित प्रक्रियानुसार अगले झछ्वु 
प्रक्रम पर वेतन-निर्धारण किये जाने के निर्देश रहे हैं। बाद में यदि किसी समय-बिन्दु पृहे पदोन्नल्लि 
पद पर अनुमन्य वेतन, उस वेतन के बराबर अथवा कम हो जाय, जो उसे पदोन्नति न झे परं 
मिलता, तो ऐसी विशेष दशा में ही उस समय बिन्दु पर वेतन के अगले स्तर पुर चुँ्चरिर्धारणकछी 
व्यवस्था पूर्व के शासनादेश सं0- वे0आ0-4-249 / दस-99(एम) / 89, दिनांक '3-08 ४4994 कै 
प्रस्तर-4 के अनुसार अग्रेतर शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-4375 / दस-2002% १े(ए नी 99 ही0सी0, 
दिनांक 28-08-2002 द्वारा की गयी है। 

(ख) समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण विषयक शास्षनाक्कैश संख्या- 
वे0आ0-2-257 / दस-2004-45(एम) / 99, दिनांक 20-08-2004के सूंलग्नक में खुदम बिन्दु-4 पर 
सुस्पष्ट किया कि यदि द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अननुमाय होने के उपरान्त किसी 
कर्मचारी / अधिकारी की पदोन्नति वैयक्त्कि रूप से अनुमन्य द्वितीयीकशरी ननत्य / ऑर्गले वेतनमान से निम्न 
वेतनमान वाले पद (प्रथम पदोन्नति के पद) पर होती है, तो प्ररोन्नलिट्केके  पुह्ष( पर वह पूर्व से अनुमन्य 
अपने द्वितीय प्रोन्नतीय/ अगले वैयक्तिक वेतनमान में ही बता \केहेगा 'च्बैयांकि उक्त दशा में उसका 
वेतन-निर्धारण नहीं किया जायेगा और उसे वही उतर बरैतन »वैयक्लिक वेतनमान अनुमन्य रहेगा, जो 
वह अपनी प्रोन्नति के पहले से प्राप्त कर रहा था| 

(ग) दिनांक 04-04-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना कै प्रसंग में भी ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश 
संख्या- वे0आ0-2-773,/ दस-62(एम) / 2008, दिनांक 05"44--2044 में दिनांक 30--44--2008 तक 
पुनरीक्षित वेतन-संरचना में पूर्ववत प्रभावी की /भेद्यी, समयमान वेतनमान की व्यवस्था से सम्बन्धित 
प्रस्तर-3 के उप प्रस्तर (4) के आऑझ्नुसार क्षमग्रमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 
प्रोन्नतीय / अगले वेतनमान अश्ववा झैहयमान वेतनमान / से0ग्रेड अनुमन्य होने के उपरान्त सम्बन्धित 
कर्मचारी की पदोन्नति वैयुक्गिक खप सैहछैशनुम-थ उसी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद पर होने की 
स्थिति में वेतन का निर्धारण 03 भ्रैतिषतँकी दर से एक वेतन-वृद्धि देते हुये किया जायगा और 
अगली सामान्य वेतनृबब्द्धि अगैली पहली जुलाई को देय होगी। 


(4) दिनांक 0-0-2006 से पूर्व ज्ञागू (अपुनरीक्षित) वेतन-संरचना में वृद्धिरोध वेतनवृद्धि की अनुमन्यता 
पर वेतन-निर्धारण 

शासनादेश #संख्या- वे0आ0-2-560,/ दस-45(एम)/ 99, दिनांक 02--42-2000 (प्रस्तर-3) और 
उसके आंश्कि »रणशीद्वन मेंक निर्गत शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-4255 / दस-2005-45(एम) टी0सी0, 
दिनांक 20-0 ४20०06 परिप्रेक्ष्य में- 

(3) ऐसे फ्र्वारक, $्रिनके पद के साधारण वेतनमान का अधिकतम रू0 43,500 से कम रहा है को अपने 
पूद के /वतैन्लभान के अधिकतम पहुँच जाने पर उनके वेतनमान को उसमें अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर 
ललन वेलैङ्लब्वद्धियों की धनराशि जोड़कर बढ़ा दिये जाने की व्यवस्था रही है। ये वेतनवृद्धियाँ सम्बन्धित 
प्दक्चार्‌क्र को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात 
वार्षिक आधार पर देय रही हैं। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य रही हैं, जिन्हें वेतनमान 
के अधिकतम पर पहुँचने तक सेणग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो, किन्तु 
पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर सेणग्रेड के रूप में देय 
वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं रही है। 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


(2) ऐसे पदधारक, जिनके पद के साधारण वेतनमान का अधिकतम रू0 43,500 या उससे अधिक रहा है, 
को पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त वृद्धिरोध के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक 
वेतनवृद्धि और उस प्रकार अधिकतम 3 वेतनवृद्धियाँ दिये जाने की व्यवस्था रही है। 

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में ही अनुमन्य रहा है अर्थात यह ङ्लीभ 
वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगले उच्च वेतनमान तथा से0० ग्रेड में अनुमन्य नहीं रहा है। 

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना गया है तथा कल नि 
के अन्तर्गत वेतन-निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना गया है। 


(45) प्रतिनियुक्ति सेवा स्थानान्तरण पर वेतन-निर्धारण- 

(क) मूल नियम-50 के अनुसार शासन की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी क््नचारीह्कैभारत के बाहर 
प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के लिए नहीं भेजा जा सकेगा। 

(ख) जब कोई सरकारी कर्मचारी समुचित स्वीकृति से भारत के अपने पद के कर्तव्यों के झम्बध में या ऐसे 
विशेष कर्तव्यों के सम्बन्ध में, जिन्हें उसे अस्थायी रूप से दिया जाय, भारत से बाहरी अस्थायी रूप से 
प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, तो उसका वेतन मूल नियम-54 के/अनुसारछ्विनियमित किया जायेगा । 

(ग) मूल नियम-54-क के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी उचित स्वीकृति ऋ भारत के बाहर ड्यूटी 
पर नियमित रूप से सृजित किये गये अपनी सेवा के संबि कद््राहर॑ किसी अन्य स्थायी 
(Permanent) या (Quasi-Permanent) अरद्धस्थायी पक्रष्छ ग्रह) करने के लिये प्रतिनियुक्त 
किया जाता है, तो उसका वेतन शासन के आदेशों क्वारी पै्निनि थैमित चक्रिया जायगा | 

(घ) वाह्य सेवा (F0r९।४॥ $९7४।८९) में वेतन कॉ सेह्रन्धु)' में 'मैक्लं नियम-444 एवं तत्सम्बन्धित श्री 
राज्यपाल के आदेश” में निहित प्रावधान और वाह, सेवा से सरकारी सेवा में नियुक्ति पर 
वेतन-निर्धारण के सम्बन्ध में “मूल नियम-24 एवं तत्क्ेब॑न्धित लेखा-परीक्षा अनुदेश” में निहित 
प्रावधान अनुपालनीय हैं । 

(ड.) शासनादेश संख्या- जी-4-374 / दस-३७-2040/ 99 दिनांक 03--00-4999 के अनुसार पैतृक विभाग 
में समय-समय पर प्राप्त वेतनञ्जान मेँजल बैल्ल्न सेक मूल वेतन का 5 प्रतिशत परन्तु अधिकतम 
रू0 500 प्रतिमाह प्रतिनियुविल्न भत्त्रा, गौद्दि वाहक सेवा उसी स्टेशन पर होती है जहाँ पूर्व में तैनाती थी 
और यदि वाह्य सेवा में तैनाती स्टैशैन्न सेच्बीहर होती है, तो मूल वेतन एवं मूल वेतन का 40 प्रतिशत 
परन्तु अधिकतम रू0॥७600 प्रतिम्ञाह प्रत्क्रियुक्ति भत्ता इस शर्त के अधीन अनुमन्य रहा है कि तत्कालीन 
वेतन संरचना में मूर्ल वेतनैषु्धं ध्रुतिनियुक्ति भत्ते का योग रू0 22,000 से अधिक नहीं होगा । 

(च) वेतन समिति (2008) द्वारा प्रतिचियुक्ति भत्ते के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये 
गये निर्णयानुसार ङ्रुउक्त शासनादेश दिनांक 03-06-4999 के संषोधन में निर्गत शासनादेष संख्या- 
जी--#/4३७/दस-20-204 / 4999, दिनांक 46-05-2044 द्वारा प्रतिनियुक्ति भत्ते की पुनरीक्षित 
दर दिनी्छु/ ३७5-20 से प्रभावी करते हुये निम्नवत्‌ स्वीकृत की गयी है :- 

() सार्वजनिक चपक्रमौ्निगमों, स्थानीय निकायों एवं विश्वविद्यालयों आदि में वाहय सेवा पर प्रतिनियुक्ति 
पर #मौज्ञरितकैछोने वाले सरकारी कर्मचारियों को यदि वह उसी स्टेशन पर रहता है जहाँ उसकी 
कैल्नाती /शी.च्लो वेतन का 5 प्रतिषत अधिकतम रू0 4,500 प्रतिमाह तथा स्टेषन के बाहर वाहय सेवा पर 
तैज्ञाती होने की स्थिति में मूल वेतन का 40 प्रतिषत अधिकतम रू0 3,000 प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ते 
कौ$द्घुमन्यता होगी । 

(2) दिनांक 04-04-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते के योग की 
अधिकतम सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है। 

® स्वेच्छा से वाहय सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुमन्य नहीं होगा, बल्कि केवल 
जनहित में वाहय सेवा पर स्थानान्तरण की दशा में देय होगा| 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


(छ) समयमान वेतनमान की स्वीकृति से सम्बन्धित स्पष्टीकरण शासन के आदेष संख्या- वेआ०-2-257/ 
दस-2004-45(एम) / 99, दिनांक 20-08-2004 के संलग्नक में बिन्दु संख्या-8 के संदर्भ में उल्लिखित 
स्पष्टीकरण के अनुसार सेवा स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति की स्थिति में पैतृक विभाग के पद के सन्दर्भ में 
समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ का आदेश पदधारक के पैतृक विभाग में नियुक्ति प्राधिकारी 
द्वारा ही जारी किया जायगा। 

(ज) ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश संख्या-वे0?आ0-2-564 / दस-62(एम) / 2008, दिनांक 04-05-2040 ® 
प्रस्तर-4 (40) के अनुसार प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सेवकों को ए०सीठ्धी0 कीं 
व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल /वक्तषछ्ले आधार पर 
ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतनबैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति / सेबन स्थचौत्तरण )कै 
वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद छोण्को युच्च कॉ\विकल्प 
होगा | 


(१6)पुनरीक्षित वेतन संरचना में नॉन फंक्षनल वेतनमान का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में ब्रेंतन-निर्धारण 


(क) वेतन समिति (2008) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर लिये गये त्िर्णुयाँ्नुसार चज़कीय कर्मचारियों को 
शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-4344 / दस-59(एम) / 2008, दिन्न 0३छके2-2008 क माध्यम से 
दिनांक 0 जनवरी, 2006 से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षिल्कतेतनहुसंरचना में वेतन-निर्धारण की 
व्यवस्था शासनादेश संख्या-वेआ०-2-38/ दस-/७१(छुम्न) #2008 दिनांक 08-42-2008 द्वारा की 
गयी है। किन्तु उक्त शासनादेष में उ0प्र0 सचिवाल्यहके अनुभागचुधिकारियों एवं निजी सचिव श्रेणी-4 
के पदधारकों को नॉन फक्षनल वेतनमान के रूप में वेलै्नुमान रू0 8,.000-43,500 के सादृश्य पुनरीक्षित 
वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का लाभ अनमज्ल होने की स्थिति में वेतन-निर्धारण की 
प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है। 

(ख) कालान्तर में भारत सरकार द्वारा केकय ब्सचिवीज्लांप के अनुभाग अधिकारियों को नॉन फक्षनल 

वेतनमान की अनुमन्यता की स्थिति में कार्यालयिकु॑ज्ञाप संख्या-6/3/2009-C$.I(9), दिनांक 49 

नवम्बर, 2009 द्वारा वेतन निर्धारण, की 'चरही प्रक्रिया अपनाये जाने की व्यवस्था की गयी है जो पदोन्नति 

होने की स्थिति में वेतन-निर्ध[रण “हिरु, अपचारी जाती है। 

अतएव इस सम्बन्ध मेँक्ासनाकरा संख्ये” वे?०आ0-2--678 / दस-59(एम) / 2008 टी0सी0, दिनांक 25- 

06-2070 द्वारा यह रपैष्छ्ेकि था गया है कि उ0प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों एवं निजी 

सचिव श्रेणी- के पदधारकों की्ैनॉन फंक्शनल वेतनमान के रूप में वेतनमान रू0 8,000-43,500 के 

सादृश्य पुनरीक्षित(तेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का लाभ अनुमन्य होने की स्थिति में वेतन 
निर्धारण#की टही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जैसी कि पदोन्नति होने की स्थिति में वेतन-निर्धारण हेतु 
उक्त शुं देश, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर-4 में वर्णित है। उदाहरणस्वरूप- नॉन 
फक्शनल बैह्लूनमा न्रैभनुमन्य होने की स्थिति में अनुभाग अधिकारी /निजी सचिव श्रेणी- के पद पर 

प्राप्त/बूह्न वेतचैङकैक्रे 03 प्रतिशत के बराबर एक वेतनवृद्धि और उक्त धारित पद के ग्रेड वेतन रू0 4,800 

एबं ग फैक्शनल वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 5,400 के अन्तर की धनराशि रू0 600 को 

छोड़क रछ्ऊनका वेतन निर्धारित किया जायेगा । 


(ग 
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(श, समृथ-समय पर पुनरीक्षित / संशोधित / उच्चीकृत वेतनमानों में वेतन-निर्धारण 

() इस सम्बन्ध में प्राय: सामान्य नियम लागू न होने की दशा में यथासमय निर्गत शासनादेशों में अथवा 
उसके प्रसंग में निर्गत शासनादेशों में ही वेतन-निर्धारण की प्रक्रिया का विस्तृत उल्लेख विद्यमान रहता 
है, जिसका सम्यक्‌ अनुपालन किया जाना चाहिये । 

(2) वर्तमान में शासनादेश संख्या वेठआ0-2-843 / दस-2009-59(एम) / 2008, दिनांक 24-42-2009 द्वारा 
ऐसे मामलों में वेतन निर्धारण की व्यवस्था निम्नवत्‌ की गयी है :- 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


(एक)-किसी कार्मिक द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में आने के उपरान्त यदि सम्बन्धित पद के उच्चीकृत/ 
संशोधित वेतनमान के उच्चीकरण/ संशोधन की तिथि से प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है तो 
उच्चीकरण की तिथि को वेतन बैन्ड में उसका वेतन (बैन्ड वेतन) अपरिवर्तित रहेगा और उच्च ग्रेड 
वेतन अनुमन्य होगा। तदोपरान्त 06 माह अथवा उसके उपरान्त पड़ने वाली पहली जुलाई को हसे 
अगली सामान्य वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी । 

(दो)-यदि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा पद के उच्चीकृत/संषोधित वेतन बैन्ड एवं ग्रेड वेतन में उच्ज्लीकरण 'की 
तिथि के उपरान्त पड़ने वाली अपनी सामान्य वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन-निर्धारण का विकचचछ्ल दियाँ 
जाता है तो उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतनबैन्ड एवं ग्रेड वेतन में स्रब्ल््षित परदैचारक 
को उच्चीकरण/संशोधन की तिथि से वेतन-निर्धारण का कोई लाभ देय नहीं हॉग्रा अर्थात्र उसक्रौ 
वेतन बैन्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन यथावत्‌ रहेगा ओर अगली वेतनवृद्धि की तिशिषषक्षर्थातिह्ै0 जुंझ़ाई को 
संबंधित कार्मिक को देय सामान्य वेतनवृद्धि, जो उसे पूर्व से मिल रहे वेतन बैर में बैतन ऐकेब्म्रॉॅड वेतन 
के आधार पर आगणित होगी, अनुमन्य कराते हुए उच्च ग्रेड वेतन देय होगा। 

(तीन)-उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में संब॑पश्लित कार्मिक का 
वेतन शासनादेश संख्या वेठआ0-2--4348 / दस-2009-59(एम) / 200, (दिनौंक॒ 08 दिसम्बर, 2008 के 
संलग्नक-2 में दिनांक 04 जनवरी 2006 को अथवा इसके बाद \ज्ञियुकतेह्रीधीक्घेभर्ती के कर्मचारियों के 
लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना की तालिका (ब) में संबंधित वेतन बै०डू ग्रेड 'च्रैतन के सम्मुख उल्लिखित 
कुल धनराशि से कम वेतन निर्धारित होने पर उसे उपर्युक्त तीह्निका चब) के अनुसार आगणित कुल 
धनराशि के बराबर मूल वेतन निर्धारित किया जायेग्राहँ 

(48) संवर्गीय पुनगर्ठन (कैडर रिव्यू) होने की दशा में वेतेल्ञ,-निर्धारण 
प्रायः संवर्गीय पुनगर्ठन (कैडर-रिव्यू) तत्कालिक प्रभात अथवा किसी इंगित तिथि से शासन द्वारा 
लागू किया जाता है और इस सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग से क्ति्गत शासनादेश में ही पुनगर्ठन के परिणाम 
स्वरूप उच्चीकृत /स्वीकृत पदों पर किसी स्थिति (विशेषिट्रेमें समायोजन अथवा पदोन्नति आदि की प्रक्रिया के 
प्रसंग में यथास्थिति वेतन-निर्धारण हेतु अपनीध्दी जाह्न वल्ली प्रक्रिया एवं सुसंगत नियमों का उल्लेख रहता 
है, जिसका अनुपालन अपेक्षित होताङ्कह | 


(49) प्रत्यावर्तित होने पर“वैतनिक्षन्निर्धारिण 

(क) मूल नियम-228(2)(॥): किसीडसरकारी सेवक का उसके पुराने निम्न पद पर या वेतन के उसी 
समयमान में किस्जी अन्य पद पर प्रत्यावर्तित होने पर ऐसा वेतन होगा, जिसे सेवक का वेतन मूल 
नियम->2थकै अधीन पहले ही निर्धारित कर दिया गया हो तो प्रत्यावर्तित होने पर उसका वेतन मूल 
नियम 2७ (सी) अनुझ्लार उसे उसके उच्चतर पद पर की गई सेवा का लाभ भी देते हुए, मूल नियम 
27 के अधीज्ष पुनः न्निर्धारित किया जाएगा। 

(ख) मूल/निखिस-228(2)(¡४): यदि कोई सरकारी सेवक किसी उच्चतर पद से ऐसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तित 
क्रियौ ठायीह्रेजिसके वेतन का समयमान उस पद के वेतन के समयमान से अधिक हो जिस पर उसे 
अपना बैल्लन उच्च पद पर नियुक्त किए जाने के पूर्व आहरित किया, तो उस स्थिति में, ऐसे मध्यवर्ती 
पदश्चुः उसे अनुमन्य वेतन इस नियम के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। 

(ग) झूल नियम-28- कोई प्राधिकारी जो कि सरकारी कर्मचारी को दंड के रूप में किसी उच्च पद से निम्न 
श्रेणी या पद पर स्थानान्तरित करता है उसे निम्न पद के उच्चतम वेतन से अनधिक कोई भी वेतन, 
जिसे वह उचित समझे, दे सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम के अन्तर्गत सरकारी 
कर्मचारी के जो वेतन पाने की अनुमति दी जाय वह उस वेतन से अधिक न होने पाये जो उसे नियम 
26 के खण्ड-(ख) या (ग) (जो भी लागू हो) के साथ पठित नियम-22 के लागू होने से मिलेगा। 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


नियम-28 से सम्बन्धित श्री राज्यपाल के आदेशानुसार इन नियमों के अनुशासनात्मक कारणों से उसी 
वेतन-क्रम में वेतन को उच्च स्तर से निम्न स्तर पर घटा देने में कोई रूकावट नहीं है। 

(घ) मूल नियम-29 

(3) यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने ही वेतनक्रम में दण्ड के रूप में किसी निम्न स्तर पर उतार द्विया 
जाय हो इस कमी के आदेष देने वाला प्राधिकारी उस अवधि को बता देगा जब तक यह आदेश प्रभावी 
होगा और यह भी कि क्या प्रत्यावर्तन पर उसका प्रभाव यह होगा कि भविष्य में ग्रिलने वाली 
वेतनवृद्धियाँ स्थगित हो जायेगा, और यदि ऐसा है, तो किस सीमा तक? 

(2) यदि कोई सरकारी कर्मचारी दण्ड के रूप में किसी निम्न श्रेणी या पद पर उतार दिया#लाह्ना हे तौहैनीचे 
उतारने के आदेष देने वाला प्राधिकारी इस अवधि को चाहे बतावे या न बतावे जिसमेंह्रेयह औद्वेष प्रभावी 
रहेगा, लेकिन यदि अवधि बता दी गई हो तो उस प्राधिकारी को यह भीमब्बह्वानॉडैहोगा क्ति क्या 
प्रत्यावर्तन पर इसका प्रभाव यह होगा कि भविष्य में मिलने वाली वेतनवृद्धियाँ स्थगित हाँ च्ाथॅंगी और 
यदि ऐसा हो, तो किस सीमा तक? 

नोट- नियम-29 से सम्बन्धित श्री राज्यपाल के आदेश भी अवलोकनीय हैं | 


(20) सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ पुनर्नियुक्ति पर वेतन निर्धारण 

सेवानिवृत्ति के उपरान्त सिविल सरकारी सेवकों के पुनर्योजन एबं उवतेह्केअ्रधि में वेतन निर्धारण के 
लिए प्राविधान सिविल सर्विस रेगुलेषन्स (सी0एस०आर0) के अनुच्छेऋछछ20 चचरा) सुसंगत शासनादेश संख्या- 
सा-3--4443 / दस-930 / 83, दिनांक 45.42.4983, सा-_३#कि। दई ३930 / 83, दिनांक 25..4988 एवं 
सा-3-4527 / दस-930 / 83, दिनांक 44.07.989 में निहि है, जिनर्कैङ्कअनुसार- 

(क) सामान्यतया पुनर्याजन की अवधि में सरकारी सेवक कँ वह नियत वेतन अनुमन्य होने की पूर्व में 
व्यवस्था रही है, जो उसके समस्त नैवृत्तिक लाभों (बिनीह्कसशिकरण के शुद्ध पेंशन एवं ग्रुच्युटी के 
पॅंशनरी समतुल्य धनराशि का योग) को सम्मिरलिँछ, करते हुए अन्तिम आहरित वेतन अथवा पुनर्नियोजित 
पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी क्रू छ, ही ओश्चिक न हो। पुनर्याजित सरकारी सेवक की स्थिति 
एक अस्थायी सरकारी सेवक जैसीेह्योनै छी द में सामान्यतया उपर्युक्तानुसार अनुमन्य किये गये 
वेतन एवं सकल पेंशन की ध्रनराशि* क योगचर अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य अनुमन्य भत्ते दिये 
जाने की व्यवस्था उपर्युक्त*शासनाक्श दिनींक़ु 5.2.983 के अनुसार रही है। 

(ख) बाद में उपर्युक्त शासलादेश दिनांक 35,/ 4.4988 सपठित उक्त शासनादेश दिनांक 44.07.4989 द्वारा 
पुनर्नियोजन की दशाँ ै्ेल्लन-ैनिर्धारणं के लिए अन्तिम आहरित वेतन में से केवल शुद्ध पेंशन (बिना 
राशिकरण) ही घटाने अर्थात्‌ ग्रचैयैटी की पेंशनरी समतुल्य धनराशि अन्तिम आहरित वेतन में से कम न 
करने की संशोधित व्यवस्था दि0 04.06.4988 से लागू की गई है। 

उदाहरण :-श्री ९ क्र तत्कालीन वेतनमान रू0 48,400-500-22,400 के पद से सेवानिवृत्त हुए, जिनका 

अन्तिम वेतन रु 0,900 कुथा और पेंशन (बिना राशिकरण) रू0 40,450 स्वीकृत हुई। यदि उनकी 

पुनर्नियुक्ति सभीञ्चु वेतनिज्लान के पद पर की जाती है, तो कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को वेतन निम्नवत्‌ 
निर्धारित लेगा 


. ॥`ओन्तिन्न ऑह्ररित वेतन रू0 20,900 
2 |शुद्ध पशन (-) रू0 40,450 
3 निर्कीरित होने वाला वेतन रू0 40,450 


नोटु/: यदि पुनर्नियुक्ति ऐसे पद पर की जाती है, जिसके वेतनमान का अधिकतम रू0 20,000 है, जो 
औन्तिम आहरित वेतन रू0 20,900 से कम है, तो ऐसी दशा में पुनर्नियोजित पद के वेतनमान का अधिकतम 
रू0 20,000 (-) पेंशन रू0 40,450 = रू0 9,550 ही वेतन निर्धारित होगा | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


ररे 
द्वितीय खण्ड (ब) NN 


सर्वप्रथम राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04-07-4982 से रा | लिए 
समयमान-वेतनमान देने की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। समयमान वेतनमान था को 
हम तीन चरणों में बॉट सकते है- 
समयमान वेतनमान के चरण SY 
नी | 
प्रथम चरण तृतीय चरण 
(04--07-4982 से 28-02--4995 तक) (04-03-4995 44-2008) (04-42--2008 से ) 


40 वर्ष पर- एक अतिरिक्त AS Se अतिरिक्त वेतनवृद्धि 40 वर्ष- | ए0सी0पी0 


46 वर्ष पर- पदोन्नत/ अगला त पदो0/अगला वेतनमान , वर्षः || ए0सी0पी0 


द्वितीय अतिरिक्त वेतनवृद्धि 26 वर्ष- |||ए0सी0पी0 
a N 24च्वै्ष- द्वितीय पदो0/ अगला 
समयमान वेतनमान के तृतीय चरण की व्यवस्था को ACP (Assured Career 


द्वारा be 008 से ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू की गई, जिसके अन्तर्गत 40 वर्ष 
की सेव 0सी0पी0, 46 वर्ष की सेवा पर द्वितीय ए0सी0पी0 एवं 26 वर्ष की सेवा पर 
रे, एर्‌ ® 0 दिये जाने का प्रावधान है। प्रश्‍न यह उठता है कि क्या १0 वर्ष, 46 वर्ष एवं 
की सवा पर देय ए0सी0पी0 की व्यवस्था सभी कार्मिकों पर समान रूप से लागू है। 

नहीं। इतना तो हम जानते है कि कोई भी व्यवस्था अक्षरशः (हू-बहू)तत्काल प्रभाव 
a आने वाली तिथियों से ही लागू हो सकती है। 40 वर्ष, 46 वर्ष एवं 26 वर्ष की सेवा पर 
ए0सी0पी0 की व्यवस्था हू-बहू दिनांक 04-42-2008 या इसके पश्चात सेवा में आये हुए 
कार्मिकों पर ही लागू हो सकती है क्योंकि इन्हीं कार्मिकों की ठीक 40 वर्ष, ठीक 46 वर्ष एवं 
ठीक 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि आयेगी। चूँकि समयमान वेतनमान (दिनांक 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


04-42--2008 से ए0सी0पी0) की व्यवस्था का लाभ अनिवार्य रूप से उसी तिथि से देय होती 
है, जिस तिथि को शासनादेश में निर्धारित अवधि पूर्ण होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ 40 वर्ष की नियमित, निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण ‘i 
देय होगी। इसे 04 (एक) दिन भी घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। जो कार्मिक दिनौँ 
0१-2-2008 को सेवा में आये होंगे, उन्हीं का ठीक 40 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की 
i 
प्रा 


आयेगी और यह लाभ दिनांक 04-42-2008 से 40 वर्ष अर्थात दिनांक 04-42-2 
किसी भी हालत में देय न होगा। इससे स्पष्ट है कि जो कार्मिक AN 2] 
लागू होने के पश्चात अर्थात दिनांक 04-42-2008 या इसके बाद सेवा में | 
किसी को भी वर्तमान में ए0सी0पी0 का लाभ नहीं मिल रहा है। 

जो कार्मिक दिनांक 04-42-2008 के पूर्व सेवा में आये हैं, पे ही में 
ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ मिल रहा है। यह लाभ किस प्रकार से दिया है, यहाँ 
यहीं प्रश्‍न विचारणीय है क्‍योंकि किसी-किसी क 
04-42-2008 के पूर्व ही पूर्ण हो गई है। जैसे किसी कार्मिद 4980 में हुई है तो 
उसकी 40 वर्ष की सेवा 4990 में, 46 वर्ष की सेवा 4996 में की सेवा 2006 में 

पा रहे हैं क्योंकि उस 


नहीं थी | तो प्रश्‍न यह 
उठता है कि किस आधार पर वर्तमान में 42-2008 के पूर्व नियुक्त कार्मिकों को 
में स्पष्ट करना है कि वर्तमान में 


दिनांक 04-42-2008 को नई व्यवस्था 
पी0 अर्थात सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की 


a 
He को केवल दो पदस्थिति होगी । 


व्यवस्था का मुख्य आधार 
नियुक्त समस्त कार्मिकों ,की 


‘` दिनांक 04-42--2008 को पदस्थिति 


है (4) ( 


कुछ कार्मिक दिनांक 04-42-2008 को कुछ कार्मिक दिनांक 04-42-2008 को 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


अपने पद के साधारण वेतनमान में होंगे। अपने पद के समयमान वेतनमान में होंगे। 


प्रथम प्रकार के कार्मिकों के लिए दिनांक 4-42-08 को पद के साधारण वेतनमान में रहने को 
बात कही गई है। पद के साधारण वेतनमान से तात्पर्य यह है कि दिनांक 4-42-“2008 कौ 
कार्मिक का जो पद है, वह उसी पद का वेतनमान प्राप्त कर रहा है। यह पबन्च्छीधी भर्त्नी / 
एक पदोन्नत प्राप्त या कई पदोन्नत प्राप्त वाला भी हो सकता है। यही, पदशदिनांक 
04-42-2008 का पद) ए0सी0पी0 की व्यवस्था का लाभ देने का आधारही अर्थांत ङ्स पद 
पर 40 वर्ष की नियमित, निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पर प्रथम ए0सी0पी0, 6 वर्षकी सेवा 
पर द्वितीय ए0सी0पी0 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय ए0सी०पी0 का लाभ देय ही । 
उदाहरण- वित्त एवं लेखा सेवा का कोई अधिकारी, सीधी भरही केब्ष्द पर 7985 में नियुक्त 
हुआ। 993 में प्रथम पदोन्नति, 4999 में द्वितीय पदोन्नति, 2003 तृतछ्/ पदोन्नति एवं सन्‌ 
2007 में चतुर्थ पदोन्नति प्राप्त कर अपर निदेशक (ग्रेड वेतन" 0 89४०) के पद पर कार्यरत 
है। दिनांक 04-42-2008 को इस अधिकारी की प्रद स्रितिहिअपर/ निदेशक की है और वह 
अपर निदेशक के पद का साधारण वेतनमान्ीड*ब्षेतन॥रू0 8900) प्राप्त कर रहा है। 
सर्वप्रथम अब इस पद (अपर निदेशक) को नई व्वैह््र॑था में समायोजित किया जायेगा और 
इनका समायोजन इस रुप में होगा जैसे ये दिनांक १2-2008 को सीधी भर्ती के पद पर 
कार्यरत है अर्थात अपर निदेशक का पद क्रेकै्ल ए०सी0पी0 प्रयोजन हेतु सीधी भर्ती का पद 
माना जायेगा । और ए0सी0पी0 के तीनॉहैलाभ अपरे्रनिदेशक के पद पर देय होगा अर्थात अपर 
निदेशक के पद पर ॥0 वर्ष की नि्रमितच्छेनि९च्त्ैर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर प्रथम 
ए0सी0पी0 का लाभ मिलेग]4 क्किल्लीय वं, तृतीय ए०सी०पी (यदि सेवा में है तो) इसी अपर 
निदेशक के पद के सापेक्ष देयैहैहोगी 


द्वितीय प्रकार के कार्कि के लिए दिनांक 04-42-2008 को समयमान वेतनमान में 
होने की बात कही गई है अर्थात इस श्रेणी के कार्मिक दिनांक 04-42--08 को समयमान 
वेतनमान कील्च्खरुकस्व्था का (8 वर्षीय / 44वर्षीय / 49 वर्षीय या 24 वर्षीय) कोई लाभ प्राप्त कर 
रहे होंगे । जरे&कार्थिक ,किमांक 04-42--2008 को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत 
08 वर्षीय “«चैर्षीय लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर वेतन प्राप्त 
कर रहेथे, र्ेसे क्रॉर्मिकों के लिए देय 8 वर्षीय /49 वर्षीय लाभ को शासन द्वारा इग्नोर कर 
दिया गया।(है अर्थात ऐसे कार्मिक इस प्रकार समझे जायेंगे जैसे इन्हें समयमान वेतनमान की 
च्येद्रस्ह्ेका कोई लाभ अनुमन्य न हुआ हो। शासन द्वारा केवल 44 /24 वर्षीय लाभ को ही 
गणज्ञो मेँ लिया गया है क्योंकि 44 /24 वर्षीय लाभ प्राप्त होने पर निश्चित रूप से वेतनमान 
((-#-2006 से ग्रेड वेतन) बदल जाता है- 


(क) जो कार्मिक दिनांक 04-42-08 को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत 44 वर्षीय प्रथम 
वैयक्तिक पदोन्नत/ अगला वेतनमान का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हें नई व्यवस्था (ए0सी0पी0) 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


में इस रूप में समायोजित किया गया है कि जैसे उन्हें प्रथम ए0सी0पी0 का लाभ मिल रहा हो 
अर्थात 44 वर्षीय लाभ = प्रथम ए0सी0पी0। 44 वर्षीय लाभ स्वीकृत होने की तिथि से 02 वर्ष 
या दिनांक 04-42-2008 जो भी बाद में हो, द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होगी | 


(ख) जो कार्मिक दिनांक 04-42--2008 को समयमान वेतनमान की व्यवस्था के 

वर्षीय द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नत/ अगला वेतनमान प्राप्त कर रहे थे, उन्हें नई ~ 
(ए०सी०पी0) में इस रूप में समायोजित किया गया है कि जैसे उन्हें Ta ए0 

लाभ मिल रहा हो अर्थात 24 वर्षीय लाभ = द्वितीय ए0सी0पी0| 24 वर्षीय : होने 
की तिथि से 2 वर्ष या दिनांक 04-42-2008 जो भी बाद में हो तृतीय (0 न 
होगी | 


विशेष व्यवस्था 


के पद पर प्रथम 
कः को संख्या लगभग 5 
46 वर्ष या 26 वर्ष की 
सीधी भर्ती के पद के वेतनमान के 
| प्राप्त कर पाये है। उदाहरण- 


कतिपय प्रकरणों में दिनांक 04-42-2008 के स 
नियुक्ति की तिथि को भी आधार माना गया है 
प्रतिशत से अधिक नहीं होगी)। इस प्रकार में 
नियमित,निरन्तर एवं संतोषजक सेवा पूर्ण करने के 
सादृश्य ग्रेड वेतन से 2 अगला या 3 अगला ग्रेड 


एक कार्मिक दिनांक 04-5-4988 को rE खाकारं के पद पर (दिनांक 04-04-2006 से 
सहायक लेखाकार के पद के er मानक ग्रेड वेतन रू0 2800) नियुक्त हुआ । 44 
वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिना क्रै,04 002 को प्रथम वैयक्तिक पदोन्नत वेतनमान 


(लेखाकार के पद Fo ग्रेड 
लेखाकार के पद पर व 


) स्वीकृत हुआ। सन 2007 में इस कार्मिक की 
द (ग्रेड वेतन रू0 4200 में ) हो गई । ऐसी स्थिति में 
शासनादेश दिनांक 05 के अनुसार कार्मिक दिनांक 04-42-2008 को अपने पद 
(लेखाकार) के साधारण (ग्रेड वेतन रू0 4200) में कार्यरत है अब उसे लेखाकार के 
पद पर ॥0 वर्ष वङ्गे सेवोपरांत सन्‌ 2077 में प्रथम ए0सी0पी के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4600 
. 05 वर्ष 2047 तक प्रथम नियुक्ति की तिथि से 29 वर्ष की सेवा पूर्ण 
| के दृष्टिगत शासन द्वारा सभी कार्मिकों को अनिवार्य रूप से 
की नियमित,निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के बावजूद प्रथम 
र) के सादृश्य ग्रेड वेतन से 2 अगला /3 अगला (यथास्थिति) ग्रेड वेतन प्राप्त 
3, उन्हें 6 वर्ष /26 वर्ष की सेवा पर सीधे दूसरा /तीसरा ग्रेड वेतन देने की 
कर दी गयी हैः- 
संख्या-50 / 2045-वे0आ0-2-874 / दस-62(एम) / 2008 दिनांक 26 अगस्त, 


शासनादेश संख्या-8 / 2045-वे0आ0-2-490 / दस-62(एम) / 2008 टी0सी0- दिनांक 03 
मार्च, 2045 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है |* 


यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 205 सभी 
कार्मिकों को दूसरा ए0सी0पी0 सुनिश्चित नहीं कर रहा है । यह शासनादेश केवल उन्हीं 
कार्मिकों पर लागू है, जिन्हें सीधी भर्ती के पद पर 46 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ५३० 
भर्ती के पद के सादृश्य ग्रेड वेतन से 2 अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य नहीं हुआ हो। फ 
यदि किसी लेखाकार (सीधी भर्ती के पद का सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200) को 44 
पदोन्नत वेतनमान (सादश्य ग्रेड वेतन रू0 4800) अनुमन्य हुआ हो तो उस पर 
दिनांक 26 अगस्त, 2045 लागू नहीं होगा क्योंकि इस कार्मिक को 46 a की 
के पूर्व ही सीधी भर्ती के पद (लेखाकार) के सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200 
वेतन (प्रथम-4600, द्वितीय-4800) मिल चुका है। ऐसे कार्मिक को 
नवम्बर 2044 में निहित व्यवस्था के अनुसार लाभ अनुमन्य होंगे | 
इसी प्रकार शासनादेश दिनांक 3 मार्च 205 सभी कार्मिकों को तीसरा ए0सी(प्रीए सुनिश्चित 
नहीं कर रहा है । यह शासनादेश केवल उन्हीं कार्मिकों 
पद पर 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अ सीधी भर्ती के 
अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य नहीं हुआ हो। उदाहरण- यदि 
ग्रेड वेतन रू0 4200) को 44 वर्षीय प्रथम वैयक्तिक, 
4800) एवं 24 वर्षीय द्वितीय वैयक्तिक 
अनुमन्य हुआ हो तो उस पर शासनादेश दिनांक 
कार्मिक को 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पूर्व ही 


ग्रेड वेतन से 3 
(पद का सादृश्य 
(सादश्य ग्रेड वेतनरू0 
ग्रेड वेतन रू0 5400) 
, 205 लागू नहीं होगा क्योंकि इस 
के पद (लेखाकार) के सादृश्य 


ग्रेड वेतन रू0 4200 से 3 अगला I थम-4600, द्वितीय-4800 एवं तीसरा-5400) 
मिल चुका है। ऐसे कार्मिक को ₹ कैं 05 नवम्बर 2044 में निहित व्यवस्था के 


अनुसार लाभ अनुमन्य होगे। ७ ° 


कतिपय अत्यन्त oa 


i शासनादेश संख्या-43 / 24 /89-का-4-4997 दिनांक 28.05.4997 के 
मूल नियम-27 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से ही वेतन-निर्धारण 
था है | 
त्‌ नियम-22-बी के उपनियम-(2)(एक), जो तदोलिखित विशिष्ट दशाओं में एक ही 
में कनिष्ठ कार्मिक के वेतन की तुलना में किसी वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कम हो जाने 
(Anomaly) के निराकरण से सम्बन्धित है, के अन्तर्गत वेतन के पुनर्निर्धारण के आदेश 
श सं0-जी-2-289 / दस-84-302-82, दिनांक 34.03.4984 में निहित स्पष्टीकरण-निर्देशों के 
शासन (प्रशासनिक विभाग) द्वारा वित्त विभाग की सहमति से ही किये जाने की व्यवस्था है। 
बाध्य प्रतीक्षाकाल के नियमन हेतु सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर समझे (माने) जाने के आदेश शासन 
(प्रशासनिक विभाग) द्वारा मूल नियम-9(6)(बी) सपठित शासनादेश 


* सक्षम युक्ति प्राधिकारी के आदेश से नोशनल पदोन्नति किये जाने के मामले में कार्मिक 
के चिर 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


सं0-जी-4-528 / दस-4999-243- 98, दिनांक 09.08.4999 के अन्तर्गत वित्त विभाग की सहमति से 
ही निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। 


के 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (fmtr@nc.n) पर भेजा जा 
सकता है ।* 


